भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 74
05 दिसंबर, 2013 के उत्‍तर के लिए 
गुजरात में शहरी गरीबों के लिए वित्‍तीय सहायता 
74. श्री नतुजी हालाजी ठाकोर : 

क्‍या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क): क्‍या केन्‍द्रीय सरकार गुजरात में शहरी गरीबों के लिए  आवास परियोजनाओं हेतु अपेक्षित भूमि के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ;
(ख): क्‍या सरकार भवन निर्माण सामग्री के मूल्‍यों तथा श्रम लागत में वृद्धि के मद्देनजर आवास परियोजना की इकाई लागत को संशोधित करने पर विचार कर रही है ; और 
(ग): क्‍या लागत में वृद्धि के मुद्दों से जूझ रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्‍त सहायता प्रदान की जाएगी ?
उत्‍तर 
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री 
(डॉ0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)
(क).
जवाहर लाल नेहरु राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं और एकीकृत आवास और स्‍लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत पूर्वोत्‍तर (एनई) राज्‍यों एवं पर्वतीय राज्‍यों यथा हिमाचल प्रदेश (एचपी), उत्‍तराखण्‍ड और जम्‍मू एवं कश्‍मीर (जेएंडके) में स्‍कीमों/परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण को छोडकर भूमि की लागत की वित्‍त व्‍यवस्‍था नहीं की जाती है । पूर्वोत्‍तर और पर्वतीय राज्‍यों सहित कहीं भी राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत भूमि की लागत हेतु वित्‍त व्‍यवस्‍था नहीं की जाती है ।
(ख) 
छोटे कस्‍बों के लिए लागू आईएचएसडीपी के तहत प्रति रिहायशी एकक अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए थी। तथापि, सरकार द्वारा हाल ही में शुरु की गई राजीव आवास योजना के तहत 5 लाख से कम आबादी वाले छोटे कस्‍बों के लिए इस यूनिट लागता को 4 लाख रुपए तक बढा दिया गया है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले बडे कस्‍बों और विशेष श्रेणी राज्‍यों जैसे पूर्वोंत्‍तर, जेएंडके, एचपी और उत्‍तराखण्‍ड के लिए अधिकतम लागत सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है । 
(ग) 
जी नहीं । लागत में वृद्धि‍यदि कोई हो, तो संबंधित राज्‍य सरकारें उसका वहन करेंगी । 
